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अतारांवकत प्रश्न सं. 1674 

  (10 फरिरी, 2026 को उत्तर विए जाने के वलए)  

एमजीएनआरईजीएस के तहत पंजीकृत विव्ांग व्क्ति 

1674. श्रीमती जून मावलया: 

  

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करें गे कक: 

  

(क) क्या पकिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के 

तहत पंजीकृत कदव्ांग व्क्तियो ंकी संख्या सबसे अकधक थी और यकद हााँ , तो ततं्सबंधी ब्यौरा क्या है;  

  

(ख) क्या कोई भी कदव्ांग व्क्ति एमजीएनआरईजीएस के तहत काम पाने में समथथ नही ंथा; 

  

(ग) क्या सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पकिम बंगाल में एमजीएनआरईजीएस को 

किर से शुरू करने का आदेश कदया था; 

  

(घ) कें द्र सरकार एमजीएनआरईजीएस/र्वीबी- जी राम जी के तहत पकिम बंगाल राज्य के सभी बकाया 

का भुगतान ककस कतकथ तक कर देगी; और 

(ङ) एमजीएनआरईजीएस/र्वीबी- जी राम जी के तहत कुल ककतने श्रकमक आधार आधाररत भुगतान 

प्रणाली से नही ंजुड़ सके? 

उत्तर 

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री 

(श्री कमलेश पासिान) 

  

(क) से (घ): महात्मा गांधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग-

आधाररत मजदूरी रोजगार योजना है। यह आजीकर्वका सुरक्षा प्रदान करता है , अथाथत ग्रामीण पररर्वारो ंके 

कलए आजीकर्वका के कलए बेहतर रोजगार के अर्वसर उपलब्ध नही ंहोने पर रै्वकक्तिक कर्वकि प्रदान 

करता है।  योजना के कायाथन्वयन की कजमे्मदारी संबंकधत राज्यो/ंसंघ राज्य के्षत्ो ंकी सरकारो ंके पास है। 

कर्वत्तीय र्वर्थ 2021-22 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पकिम बंगाल में पंजीकृत 

कदव्ांगजनो ंऔर रोजगार प्राप्त करने र्वाले व्क्तियो ंकी संख्या नीचे दी गई है: 



 

कर्वत्तीय र्वर्थ पंजीकृत व्क्तियो ंकी संख्या रोजगार प्राप्त करने र्वाले व्क्तियो ंकी संख्या   
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नरेगासॉफ्ट के अनुसार 

यहां यह उले्लखनीय है कक कें द्र सरकार के कनदेशो ंका लगातार पालन न करने के कारण 

महात्मा गांधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अकधकनयम , 2005 की धारा 27 के प्रार्वधानो ंको लागू करते 

हुए कदनांक 09.03.2022 से पकिम बंगाल राज्य के कलए महात्मा गांधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 

योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत कनकधयां जारी करना रोक कदया गया था। 

  

हालांकक, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के कदनांक 18.06.2025 के आदेश के अनुपालन 

में, इस कर्वभाग ने कदनांक 06.12.2025 के आदेश जारी ककए हैं , कजसके तहत पकिम बंगाल राज्य में 

महात्मा गांधी नरेगा योजना के कायाथन्वयन को किर से शुरू ककया गया है , जो राज्य में योजना के प्रभार्वी 

और रै्वध कायाथन्वयन को सुकर्वधाजनक बनाने के कलए कर्वशेर् शतों के अकनर्वायथ अनुपालन के अधीन है। 

तदनुसार, राज्य सरकार से र्वतथमान कर्वत्तीय र्वर्थ 2025-26 के कलए श्रम बजट प्रस्तार्व महात्मा गांधी नरेगा 

योजना की अकधकार प्राप्त सकमकत के कर्वचार के कलए प्रसु्तत करने का अनुरोध ककया गया है , जो अभी 

प्रतीकक्षत है।   

  

नरेगासॉफ्ट के अनुसार , पकिम बंगाल राज्य से संबंकधत कुल लंकबत देनदारी (कदनांक 

08.03.2022 तक की क्तथथकत अनुसार)  ₹3082.52 करोड़ है , कजसमें ₹1457.22 करोड़ मजदूरी घटक 

के तहत , ₹1607.68 करोड़ सामग्री घटक के तहत और  ₹17.62 करोड़ प्रशासकनक घटक के तहत 

शाकमल हैं। इस देयता की स्वीकायथता कें द्र सरकार द्वारा सत्यापन के अधीन है।  

  

(ङ)   महात्मा गांधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत 

लाभाकथथयो ंको समय पर मजदूरी का भुगतान सुकनकित करने और लाभाकथथयो ंके बैंक खाता नंबरो ंमें 

बार-बार पररर्वतथन और बाद में अद्यतन न होने के कारण उत्पन्न होने र्वाली समस्याओ ंका समाधान 

करने के कलए , आधार भुगतान किज कसस्टम (एपीबीएस) को लागू करने का कनणथय कलया गया। यह 1 

जनर्वरी 2024 से अकनर्वायथ कर कदया गया है।   

  

एपीबीएस योजना के तहत मजदूरी कर्वतरण की पारदकशथता और जर्वाबदेही में सुधार करने और 

लाभाकथथयो ंके खाते में तेजी से मजदूरी जमा करने में मदद करता है। आधार प्रमाणीकरण हेरािेरी और 

भ्रष्ट्ाचार को भी कम करता है और यह सुकनकित करता है कक सत्याकपत पहचान र्वाले केर्वल रै्वध 

लाभाकथथयो ंको ही मजदूरी कमले।   एपीबीएस के माध्यम से भुगतान में कर्विलता की क्तथथकत में , भुगतान 

करने का एक रै्वकक्तिक मागथ खाता-आधाररत भुगतान के माध्यम से उपलब्ध है जो राष्ट्र ीय स्वचाकलत 

समाशोधन गृह है। देश में अब तक 12.17 करोड़ सकिय श्रकमको ंमें से 99.67% का आधार सीक ंग 

और 98.35% श्रकमको ंके कलए एपीबीएस में पररर्वतथन पहले ही पूरा हो चुका है। नरेगासॉफ्ट में 100% 

आधार सीक ंग और एपीबीएस में पररर्वतथन प्राप्त करने के कलए कें द्र सरकार द्वारा राज्यो/ंसंघ राज्य के्षत्ो ं

की लगातार कनगरानी की जा रही है।    

  

 


